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अमेररका में  सकारात्मक कारर वाई पर प्रहार 

चचार  में  क्यों ? 
 हाल ही में  स्टूडें ट्स फॉर फेयर एडममशन बनाम हावर डर  मामले में  एक अभूतपूवर  फैसले में , यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम 

कोटर  (SCOTUS) ने हावर डर  और यूमनवर्ससटी ऑफ नॉर्र  कैरोललना (UNC) में  नस्ल आधाररत प्रवेश नीमतयों को 
असंवैधामनक और चौदहवें  संशोधन में  समान सुरक्षा खंड का उलं्लघन माना। 

 मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबट्सर  के अनुसार, "नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने का अर्र  है  यह सब ख़त्म करना 
है ।" यह मनर्र य सकारात्मक कारर वाई (सकारत्मक भेदभाव) कायर क्रमों पर गहरा प्रभाव डालता है , जहााँ  'जामत' 
ऐमतहाससक रूप से टेक्सास और ममलशगन जैसे कॉलेज प्रवेशों में  मवमवधता को बढावा देने का एक कारक रही है । 

 भारत का संवैधामनक असधदेश, जो वास्तमवक समानता की बात करता है  और असधक उसचत परीक्षर् को 
अपनाता है , इसी वजह से भारतीय अदालतों का अमेररकी सुप्रीम कोटर  के हावर डर  फैसले से जुड़ने की संभावना 
नहीं है । 

 'सकारात्मक कारर वाई को लेकर भारतीय और अमेररकी संमवधान मबल्कुल अलग हैं ।' 
 

SCOTUS ने अपने फैसले को चार कारर्ों से रे खांमकत मकया 
पहला –  

 समान सुरक्षा खंड रंग पर अंधा बना हुआ है  और 
"समान सुरक्षा" शब्द का अर्र  समान उपचार है ।  

 इस प्रकार, नस्ल-आधाररत सकारात्मक कारर वाई 
(सकारत्मक भेदभाव) इसका उलं्लघन करती है। 
दूसरा – 

 इस तरह के मकसी भी उलं्लघन को केवल तभी 
उसचत ठहराया जा सकता है  जब राज्य के पास एक 
अमनवायर  उदे्दश्य हो, और इसे प्राप्त करने के ललए 
सकारात्मक कारर वाई (सकारत्मक भेदभाव) मनतांत 
आवश्यक है ।  
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 न्यामयक जााँ च को सक्षम करने के ललए राज्य को इस उदे्दश्य को स्पष्ट करना चामहए। अदालत ने हावर डर  और UNC 
के "भमवष्य के नेताओं को प्रलशलक्षत करने" जैसे उदे्दश्यों को सराहनीय, लेमकन अस्पष्ट पाया।  
तीसरा - 

 न्यायालय ने पुनः दोहराया मक सकारात्मक कारर वाई (सकारत्मक भेदभाव) नीमतयों में  'सनसेट क्लॉज' होना 
चामहए। हालााँ मक, हावर डर  और UNC दोनों में  इसका अभाव र्ा।  

 अदालत ने माना मक सकारात्मक कारर वाई नस्लीय रूमढवामदता पर मनभर र नहीं होनी चामहए या नस्ल के आधार 
पर मकसी को नुकसान नहीं पहंुचाना चामहए। इसी आधार पर दो पहलुओं को समस्याग्रस्त माना गया है । 

 चूाँ मक भारतीय अदालतें  अक्सर अमेररकी मनर्र यों का सहारा लेती हैं  और जामत और नस्ल (भारत और अमेररका) 
के आधार पर भेदभाव के साझा इमतहास को देखते हुए, भारत के ललए इस मनर्र य के मनमहतार्र  की जााँ च करना 
प्रासंमगक है ।  
 

दो अलग-अलग संमवधान 
 भारतीय और अमेररकी संमवधान सकारात्मक कारर वाई के संबंध में  एक-दूसरे  से सभन्न हैं ।  
 अमेररकी संमवधान केवल "समान सुरक्षा" से इनकार करने पर रोक लगाता है , लजससे मौजूदा न्यायाधीशों के 

आधार पर इस अस्पष्ट वाक्यांश की मवसभन्न व्याख्याएं होती हैं । आज के बहुमत के ललए, इसका वही मतलब है  जो 
19वीं सदी में  र्ा: रंग-अंधता। इसका मतलब जानबूझकर ऐमतहाससक रूप से उत्पीमड़त जामतयों के सार् अलग 
व्यवहार करना है । 

 अमेररकी सुप्रीम कोटर  के सकारात्मक कारर वाई (सकारत्मक भेदभाव) फैसले ने कॉलेजों को मवमवधता को बढावा 
देने के नए तरीकों की तलाश में  छोड़ मदया है ।  

 भारतीय संमवधान असधक स्पष्ट है । यह स्पष्ट रूप से लशक्षा (अनुच्छेद 15) और नौकररयों (अनुच्छेद 16) के मामलों 
में  मपछड़े वगों के पक्ष में  सकारात्मक कारर वाई (सकारत्मक भेदभाव) की अनुममत देता है । अनुच्छेद 16 स्पष्ट रूप से 
नौकररयों में  "आरक्षर्" की अनुममत देता है , जो मक भारतीय संमवधान के ललए अमितीय है ।  

 वास्तव में ,  भारत में  आरक्षर् प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को असधमनयममत मूल संमवधान का महस्सा र्ा, जो 
लशक्षा में  सकारात्मक कारर वाई (सकारत्मक भेदभाव) के मवपरीत र्ा, लजसे अगले वषर  प्रर्म संशोधन के माध्यम 
से पेश मकया गया र्ा।  

 अमेररका के मवपरीत, भारत की अदालतें  इस बात पर बहस नहीं करती हैं  मक क्या सकारात्मक कारर वाई 
(सकारत्मक भेदभाव) मौललक रूप से स्वीकायर  है , क्योंमक संमवधान मनर्ार यक रूप से उस प्रश्न का उत्तर देता है । 
 

औपचाररक बनाम वास्तमवक समानता 
 एक और अंतर समानता की धारर्ा है  जो दोनों न्यायके्षत्रों में  सकारात्मक कारर वाई (सकारत्मक भेदभाव) की नींव 

रखती है।  
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 अमेररका सावर भौममक रूप से नस्ल के आधार पर सभी भेदभावों को खत्म करना चाहता है , इसका कारर् यह है  
मक समानता का अलग-अलग व्यसियों के ललए अलग-अलग मतलब नहीं हो सकता है । 

 यह सकारात्मक कारर वाई (सकारत्मक भेदभाव) के ललए भी लागू होता है  लजसे अफ्रीकी-अमेररमकयों या 
महस्पैमनक्स (या अन्य समूहों) िारा सामना मकए गए ऐमतहाससक भेदभाव को दूर करने के ललए उसचत ठहराया जा 
सकता है ।  

 इस प्रकार, ऐसे उपाय जो मकसी भी तरह से एक जामत को दूसरे  से अलग मानते हैं , लजसमें  लशक्षा में  प्रार्ममकता 
भी शाममल है , को सख्ती से और समानता के खखलाफ देखा जाता है।  

 समानता के इस संकीर्र  दृमष्टकोर् को औपचाररक समानता कहा जाता है  और यह अमेररकी अदालतों को 
व्यापक नस्ल आधाररत जागरूक उपायों की अनुममत देने से रोकता है । 

 दूसरी ओर, भारत नस्ल या जामत के सभी भेदभावों को एक जैसा नहीं मानता है । कुछ वगर  जैसे मक अनुसूसचत 
जामत, अनुसूसचत जनजामत और मपछड़ा वगर , लजन्होंने अतीत में  भेदभाव का सामना मकया है , उन्हें  दूसरों के सार् 
समान स्तर पर नहीं माना जाता है । उन्हें  समान अवसर प्राप्त करने में  मदद करने के ललए यह जरूरी है  मक उन्हें  
आरक्षर् तक पहंुच ममले। 

 न्यायमूर्तत के.के. मैथ्यू ने 1976 में  कहा र्ा मक, "अवसर की समानता की धारर्ा का अर्र  केवल तभी है  जब एक 
सीममत अच्छा या, वतर मान संदभर  में , सीममत संख्या में  पदों को उन आधारों पर आवंमटत मकया जाना चामहए जो 
प्रार्ममकता से नागररकों के मकसी भी वगर  को बाहर नहीं करते हैं ।” इस प्रकार, आरक्षर् समानता का मवरोधी 
नहीं है , बल्ल्क एक उपकरर् है  जो समानता को आगे बढाता है ।  

 इसे समानता की मूल धारर्ा कहा जाता है  और यह भारतीय न्यायालयों को संवैधामनक जनादेश के अनुरूप 
आरक्षर् समर्र क मनर्र य पाररत करने की सुमवधा प्रदान करता है । इस संदभर  में , हावर डर  मवश्वमवद्यालय मामले जैसा 
मनर्र य भारतीय अदालतों के ललए अकल्पनीय है । 
 

संवैधामनकता के ललए परीक्षर् 
 इसके अलावा, यह मनधार ररत करने के ललए परीक्षर् भी काफी सभन्न होता है  मक सकारात्मक कारर वाई या 

आरक्षर् संवैधामनक है  या नहीं।  
 अमेररका में  नस्ल के आधार पर भेदभाव पैदा करने वाले सभी उपायों की कड़ी जााँ च होती है । इसका अर्र  है  मक 

एक उपाय संवैधामनक रूप से तभी स्वीकायर  है  जब यह एक बाध्यकारी राज्य महत को आगे बढाता है  और इस 
तरह के महत को प्राप्त करने के ललए संकीर्र  रूप से तैयार मकया गया है ।  

 अमेररका में  एकमात्र स्वीकायर  राज्य महत एक मवमवध छात्र मनकाय की आवश्यकता है । इस कदम का मवमवधता 
से गहरा संबंध है । यह एक उच्च मानक है  जो मवश्वमवद्यालयों के ललए ऐसे प्रवेश कायर क्रम तैयार करना बेहद 
कमठन बना देता है  जो अल्पसंख्यक जामत के ललए अनुकूल हों।  
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 मकसी भी व्यापक उपाय को बहुत सावधानी से देखा जाता है , तामक गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 
अल्पसंख्यक की कीमत पर नुकसान न हो। 

 इसके मबल्कुल मवपरीत, भारतीय अदालतों के पास संमवधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत ममलने वाले बहुत 
अलग मानक हैं । 'लशक्षा' और 'सावर जमनक रोजगार' पहले से ही आरक्षर् के वैध उदे्दश्यों के रूप में  संमवधान में  
मनमहत हैं । इस प्रकार, अदालतों िारा अपनाए गए मानक इस बात पर कें मित हैं  मक क्या आरक्षर् चाहने वाला वगर  
सामालजक और शैक्षसर्क रूप से मपछड़ा है  और उसका प्रमतमनसधत्व अपयार प्त है । रोजगार में , इसके ललए राज्य से 
मात्रात्मक डेटा के प्रमार् की आवश्यकता होती है।  

 यमद ये दो मानदंड पूरे  होते हैं , तो भी व्यापक आरक्षर् उपाय संवैधामनक हैं  और इसके बजाय आरक्षर् को 50% 
तक सीममत करके गैर-अल्पसंख्यक के महतों का ध्यान रखा जाता है। 

 भारत का संवैधामनक जनादेश वास्तमवक समानता का समर्र न करता है  और असधक उसचत परीक्षर् को 
अपनाता है ।  

 भारतीय अदालतें  SCOTUS के हावर डर  फैसले के सार् जुड़ने की संभावना नहीं रखती हैं ।  
 हालााँ मक, आर्सर्क रूप से कमजोर वगर  (EWS) आरक्षर् मामले में  भारतीय सुप्रीम कोटर  के सुझाव के समान, एक 

सूयार स्त खंड पर जोर संभामवत रूप से प्रमतध्वमनत हो सकता है । 


